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*	
यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर थ्िक और नीति अनसुधंान विभ ाग के अत्री 

मखुर्जी, प्रियकंा बजाज, ऋषभ कुमार और जोबिन सेबेस्टियन द्वारा तैयार किया गया है। 
इस आलेख में व्यक्त वि चार लेखकों के हैं और भ ारतीय रिज़र्व  बैंक के वि चारों का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

भारतीय कृषि: उपलब्धिया ं 
और चुनौतिया*ं

कोविड-19 के दौरान, भारतीय कृषि ने उल्लेखनीय 
आघातसहनीयता प्रदर्शित की है। यह आलेख कोविड-19 के 
प्रकोप से पहले भी इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश 
डालता है और यह आकलन करता है कि नई उभरती चुनौतियाँ 
अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ-साथ दूसरी हरित क्रांति की 
गारटंी दतेी हैं। दशे में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले उत्पादन 
के मामले में सफलता के बावजूद, खाद्य मुद्रास्फीति और इसकी 
अस्थिरता एक चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए इस आलेख के 
अनुभवजन्य निष्कर्षों के अनुसार उच्च सार्वजनिक निवेश, 
भडंारण इनफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य प्रससं्करण को बढ़ावा दनेे जैसे 
आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

भूमिका

	 उन्नीस सौ साठ के दशक की शरुुआत से खाद्य की कमी 
और आयात पर निर्भ र राष्ट्र  से आज जब भारत वैश्विक कृषि 
महाशक्ति बन गया है एक मूक क्रांति देखी है। भारत दूध, दाल, 
जूट और मसालों का दनुिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में 
उभरा है, और इसके पास दनुिया का सबसे बड़ा मवेशी समूह 
(भैंस) है। यह चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चाय, मूंगफली, फल, 
सब्जियां और बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 
यद्यपि भारत के योजित सकल मूल्य (जीवीए) में कृषि का हिस्सा 
घट  रहा है, लेकिन यह नि रपेक्ष रूप  से बढ़  रहा है और कुल 
हाउसहोल्ड के लगभग 49 प्रतिशत (पीएलएफएस, 2020) को 
रोजगार देता है। कृषि क्षेत्र कोविड-19 के झटके का सामना कर 
सका और 2020-21 में 3.6 प्रतिशत की औसत वास्तविक वदृ्धि 
से ऊपर वदृ्धि दर्ज  की, यहां तक ​​​​कि  समग्र  अर्थव्यवस्था 
(वास्तविक जीवीए) में 6.2 प्रतिशत की कमी आई। कोविड-19 
की लगातार लहरों के बार ेमें चिंताओ ंको देखते हुए, कई देशों ने 

उच्च कीमतों पर प्राप्त खाद्यान्न का भंडार करना शरुू कर दिया 
है, जबकि भारत बफर मानदडंों के 2.8 गनुा अनाज के सार्वजनिक 
स्टॉक के साथ सहज बना हुआ है (चंद्रशखर और घोष, 2021), 
2020-21 में कृषि निर्यात में 17.1 प्रतिशत की रिकॉर्ड  वदृ्धि और 
2020-21 और 2021-22  में विप णन अधिशष की खरीद में  
बड़ी वदृ्धि देखी गई।।

	 इस तरह के लाभ  के  बावजूद, भ ारतीय कृषि  जलवाय ु
परिवर्तन की गड़बड़ी के अनकूुलन, खडंित भमि जोत, कम कृषि 
उत्पादकता और उच्च खाद्य  मूल्य अस्थिरता से जडु़े  मदु्दों का 
सामना कर रही है, जो अगली पीढ़ी के सधुारों जैसे पर्यावरणीय 
रूप से टिकाऊ और जलवाय ुप्रतिरोधी नई कृषि प्रौद्योगिकी को 
अपनाने, भमि समेकन के लिए बाजार के विकास और कटाई के 
बाद की प्रथाओ ंमें सधुार की मागं करती है। इस पषृ्ठभूमि में, यह 
आलेख इस प्रकार है: आलेख के खडं II में हाल की अवधि में कृषि 
क्षेत्र की प्रमखु उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। खडं III कृषि 
में वदृ्धि के प्रमखु प्रवर्तकों का वर्णन करता है। वर्तमान बाधाओ ंऔर 
उभरती चनुौतियों में से कुछ पर खडं IV में चर्चा की गई है। खडं V 
में, खदुरा खाद्य मदु्रास्फीति और इसकी अस्थिरता पर आपूर्ति पक्ष 
बाधाओ ं के प्रभ ाव का आनभुविक रूप  से आकलन करने का 
प्रयास किया गया है। खडं VI आलेख का समापन करता है।

II. प्रमखु उपलब्धियां

II. 1 खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन

	 भारतीय कृषि  ने 1960 के दशक में हरित क्रांति  के बाद 
उत्पादन की वदृ्धि में एक विशिष्ट कदम दखेा, जो इनपटु और 
तकनीकी प्रगति  के गहन उपयोग से प्रेरित था, जो सत्तर और 
अस्सी के दशक के दौरान कायम रहा (चार्ट 1)। 2000 के दशक 
की शरुुआत में कुछ गिरावट के बावजूद, पिछले दशक में उच्च 
कृषि ऋण, सार्वजनिक और नि जी नि वेश, गणुवत्ता  वाले बीजों 
और उर्वरकों के उपयोग में वदृ्धि, सिचंाई के तहत रकबे के विस्तार 
और फसल की गहनता में वदृ्धि के कारण खाद्यान्न  के औसत 
उत्पादन में उल्लेखनीय वदृ्धि हुई है (चदं और परप्पुरथ,ु 2012)। 
प्रमखु कृषि आदानों तक पहुचं में वदृ्धि के अलावा, सरकार की 
मूल्य समर्थन नीति (न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा सचंालित) ने भी 
अनाज और दालों के उत्पादन को बढ़ावा दनेे में महत्वपर्ण भमिका 
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निभाई है जि सके प रिणामस्वरूप  2016-17 से खाद्यान्न  का 

लगातार रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

II. 2 बागवानी फसल में विविधता

	 बागवानी उत्पादन ने 2012-13 से खाद्यान्न उत्पादन को 

पीछे छोड़ दि या है और वर्तमान में कृषि क्षे त्र में कुल फसल 

उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा है (चार्ट 2ए)। बागवानी 

उत्पादन में वदृ्धि लगभग समान रूप से खाद्यान्नों के मामले में 

उत्पादकता आधारित वदृ्धि की तलुना में क्षे त्रफल और 

उत्पादकता1 में वदृ्धि से प्रेरित है (चार्ट 2बी)। हरित क्रांति के बाद 

खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिफल आधारित वदृ्धि ने उच्च मूल्य वाली 

बागवानी फसलों की तरफ विविधिकरण को आसान बना दिया।

चार्ट 1: भारत में कृषि वृद्धि के विभिन्न चरण

सीएजीआर: सीवी सीएजीआर: सयंकु्त वार्षिक वदृ्धि दर,  सीवी: विविधता का गणुांक।
स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

स्रोत: एमओएएफडब्ल्यू, भारत सरकार।

2ए. रिकॉर्ड उत्पादन 2बी. उत्पादन वृद्धि का वियोजन

1	 कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली हेज़ेल (1984) अपघटन विधि का उपयोग करके उत्पादन वदृ्धि का अपघटन किया गया है।
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II.3 सबंद्ध गतिविधियों का बढ़ता महत्व

	 पशपुालन और मछली उत्पादन में मजबूत वदृ्धि के कारण 
पिछले दशक में सबंद्ध क्षेत्र ने लगातार महत्व प्राप्त किया है (चार्ट 
3ए)। भारतीय पशधुन क्षेत्र ने पिछले दशक (2010-19) के दौरान 
6.6 प्रतिशत की रिकॉर्ड वदृ्धि हासिल की, जिसमें भारत दनुिया में 
दूध, अडें और मांस के एक प्र मखु उत्पादक के रूप  में उभरा 
(भारत सरकार, 2019) (चार्ट  3 बी)। परिचालन भमि जोत के 
आकार में धीर-ेधीर ेगिरावट के साथ, पशधुन न केवल छोटे और 
सीमांत किसानों बल्कि भमिहीन मजदूरों के लिए स्थिर आजीविका 
के एक महत्वपर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है (अली, 2007)।

II.4 कृषि व्यापार की बदलती गतिकी

	 जैसा कि भ  ारत दनुिया में विभ िन्न  कृषि  वस्तुओ ं के एक 
प्रमखु उत्पादक के रूप में उभरा है (चार्ट 4), कृषि और सबंद्ध क्षेत्र 
के उत्पादों के वैश्विक व्यापार में इसका हि स्सा  2000 में 1.1 
प्रतिशत से दोगनुा होकर 2018 में 2.2 प्रतिशत हो गया है (भारत 
सरकार, 2020)। कृषि और सबंद्ध क्षेत्र ने 2020-21 में भारत से 
कुल निर्यात में 14.2 प्रतिशत का योगदान दिया, इसमें अनाज, 
बागवानी फसलों, चीनी, पश धुन और समदु्री उत्पादों से लेकर 
कच्चे और ससंाधित दोनों रूपों में विभ िन्न प्र कार की वस्तुए ं
शामिल हैं। भारत के कृषि निर्या त बास्केट  में अनाज का सबसे 

अधिक हिस्सा (22.3 प्रतिशत) है, जो मखु्य रूप से विश्व बाजार 
में भारतीय चावल - दोनों बासमती और गैर-बासमती - की उच्च 
मांग से प्रेरित है। भारत के कृषि निर्यात में पशपुालन की हिस्सेदारी 
2000 में 10.4 प्रतिशत से लगभग दोगनुी होकर 2020 में 20.2 
प्रतिशत हो गई है, जो मखु्य रूप से भैंस के मांस के निर्यात से 
प्रेरित है। पिछले दो दशकों में समदु्री और बागवानी उत्पादों का 

टिप्पणी: कृषि जीवीए स्थिर कीमतों (2011-12) पर लिया जाता है।
स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार।

3ए. सबंद्ध गतिविधियों का बढ़ता योगदान 3बी. उच्च मलू्य वाली वस्तुओ ंके पक्ष में विविधीकरण

चार्ट 4: विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि वस्तुओ ंका 
भारत एक प्रमखु उत्पादक है

टिप्पणी : नारगंी, नीले और हर ेरगं की पट्टिया ँदनुिया में पहला, दूसरा और तीसरा 
स्थान दर्शाती हैं; मूल्य 2018 से सबंधंित हैं।
स्रोत: एफएओ।
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फसल पशधुन वानिकी और लकड़ी का कंुदा मछ्ली पकड़ना और मत्स्यपालन
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हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत पर लगभग स्थिर रहा है (चार्ट 5ए)। 
दूसरी ओर, ति लहन और तंबाकू और प य प दार्थों  का निर्या त 
हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है।

	 गतंव्य-वार, एशियाई और मध्य प र्वी  दशे भ ारतीय कृषि 
निर्यात के प्रमखु खरीदार बने हुए हैं, जो आशंिक रूप से 2014 से 
भारत की एक्ट-ईस्ट नीति के प्रभाव को दर्शाते हैं (चार्ट 5 बी) 
[चक्रवर्ती  और चक्रवर्ती, 2018]। दूसरी ओर, अमेरिका और 
यूरोपीय सघं के बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की पहुचं उनके 
उच्च  सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस) मानदडंों के 
कारण एक चनुौती बनी हुई है, जि सके प रिणामस्वरूप  कई 
कमोडिटी समूहों, विशष रूप से फलों और सब्जियों के लिए उच्च 
इनकार या अस्वीकृति दर है। (गोयल एव ंअन्य .., 2017; आरती 
एव ंअन्य.., 2012; और कुमार, 2016)।

III. प्रमखु वृद्धि समर्थक

III. 1 उत्पादकता वृद्धि

	 मखु्य  रूप  से चावल और गेहू ं द्वारा सचंालित भ ारत में 
खाद्यान्न उत्पादकता बहुत तेज गति से बढ़ी है। कई अध्ययनों से 
पता चला है कि भारतीय कृषि ने उच्च उपज दनेे वाली किस्मों की 
शरुुआत, सार्वजनिक अनसुधंान और उर्वरक प्रयोग में निवेश के 

साथ उत्पादकता में पर्याप्त लाभ कमाया है (रोजग्रांट एडं इवनसन, 

1992; ढोलकिया और ढोलकिया, 1993; इवनसन एव ंअन्य.., 

1999, फैन एव ंअन्य.., 1999, चांद एव ंअन्य.., 2012)। अनाज 

की तलुना में, दलहन, ति लहन, प ोषक-अनाज और बागवानी 

फसलों के मामले में उत्पादकता वदृ्धि ससु्त  रही (चार्ट  6ए)। 

हालाकँि, अतंर्राष्ट्रीय तलुना से पता चलता है कि भारत में फसल 

उत्पादकता कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओ ं (ईएमई) की 

तलुना में बहुत कम है (चार्ट 6 बी)। भारत में फसल की पदावार 

विकसित दशेों में हासिल की गई उपज का लगभग 30 से 60 

प्रतिशत ही रही है (फिक्की, 2017)।

III. 2 कृषि यतं्रीकरण

	 कृषि  यतं्रीकरण में कृषि उत्पादकता को 30 प्रतिश त तक 

बढ़ाने और इनपटु लागत को 20 प्रतिश त तक कम करने की 

क्षमता है (नाबार्ड, 2018)। यतं्रीकृत खेती से कृषि कार्यों को परा 

करने में लगने वाला समय भी कम हो जाता है और कृषि श्रम से 

सहज रूप से जडु़े कठिन परिश्रम को कम कर दतेा है। भारत में 

कृषि यतं्रीकरण की सीमा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है और विभिन्न 

अनमुानों के अनसुार, भारत में कृषि यतं्रीकरण का वर्तमान स्तर 

40-45 प्रतिशत है (फिक्की और पीडब्ल्यूसी, 2019; तिवारी एव ं

टीई: त्रैवार्षिक समाप्ति।
टिप्पणी: दूसर ेचार्ट 5बी में सूचकांक का मान इनवर्स हर्फिं डाहल-हिर्शमैन (1995) सूचकांक को दर्शाता है (सीमा 0 यानी, कोई विविधिकरण नहीं और 1 यानी पर्ण विविधिकरण)।
स्रोत: डीजीसीआईएस, भारत सरकार।

चार्ट 5ए. कुल कृषि निर्यात में सबंद्ध उत्पादों की बढ़ती 
हिस्सेदारी

चार्ट 5बी. कृषि निर्यात स्थलों में विस्तार
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अन्य.., 2019)। दूसरी ओर, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक्टरों 

का घनत्व  काफी बढ़  गया है, प ावर टि लर, रोटोवेटर और 

ट्रांसप्लांटर सहित अन्य  कृषि  उपकरणों का बाजार अभी भ ी 

सीमित और बहुत असगंठित है (कृषि उपकरण बाजार का 15 

प्रतिशत) (चार्ट 7 ए) ( फिक्की , 2017)। अतंर्राष्ट्रीय तलुना से 

पता चलता है कि भारत में कृषि यतं्रीकरण का स्तर अन्य उन्नत 

अर्थव्यवस्थाओ ंऔर ब्रिक्स दशेों की तलुना में बहुत कम है (चार्ट 

7 बी)। छोटी और बिखरी हुई भमि जोत बड़े पमाने पर लाभ को 

कम करती है और इस प्रकार भारत में कृषि यतं्रीकरण के और 

विस्तार में एक बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।

स्रोत: एमओएएफडब्ल्यू और एफएओ।

स्रोत: वाहन, भारत सरकार और फिक्की, 2019।

चार्ट 6ए: भारत में फसलवार उत्पादकता

चार्ट 7ए. भारत में कृषि मशीनरी की बिक्री में रुझान

चार्ट 6बी: विश्व में शीर्ष 20 कृषि उत्पादकों की फसल 
उत्पादकता

चार्ट 7बी. मशीनीकरण का स्तर
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III.3 बढ़ती सिचंाई कवरजे

	 भारत में सिचंाई कवरजे में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वदृ्धि 
हुई है जिससे भारतीय कृषि को उच्च उत्पादकता और सूखे जैसे 
चरम मौसम के झटके की कम सवेंदनशीलता के मामले में लाभ 
हुआ है। नवीनतम उपलब्ध  आकंड़ों के अनसुार, दशे भ र में 
126.7 मिलियन हेक्टेयर की सिचंाई क्षमता बनाई गई है, जो धीर-े
धीर े140 मिलियन हेक्टेयर की अतंिम मूल्यांकन सिचंाई क्षमता 
की ओर बढ़ रही है (सीडब्ल्यूसी, 2019)। पिछले कुछ वर्षों में लघ ु
सिचंाई के योगदान में वदृ्धि हुई है जो छोटे भमिधारकों की बढ़ती 
समावेशिता को दर्शाता है (चार्ट 8ए)। 2015-16 के दौरान प्रधान 
मंत्री कृषि सिचंाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शरुुआत के साथ, 
कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता सनुिश्चित करने के लिए सूक्ष्म 
सिचंाई (स्प्रिंकलर और ड्रिप सिचंाई) के उपयोग में तेजी से वदृ्धि 
हुई है। ऐसी स्थि र प्रगति के बावजूद, भारत में पर्ण सि चंित क्षेत्र 
अभी भी 34.4 प्रतिशत तक सीमित है जो 38.6 प्रतिशत के पर्ण 
असिचंित क्षेत्र से कम है (चार्ट 8ख)।

IV. आग ेकी चुनौतियां

	 भारतीय कृषि ने पिछले दो दशकों के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन, 
उच्च मूल्य वाले बागवानी में विवि धीकरण, पशधुन और समदु्री 
उत्पादों और कृषि  में वैश्विक व्यापार में अपनी हि स्सेदारी को 

दोगनुा करने के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, यह क्षेत्र 
वर्तमान में कई मदु्दों से जूझ रहा है, विशष रूप से स्थिरता, पोषण, 
नई कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना और, शायद सबसे महत्वपर्ण 
बात, खेती पर निर्भर आबादी का आय स्तर जिसके लिए भोजन, 
कृषि और कृषि नीतियों के दीर्घकालिक पनुर्रचना की आवश्यकता 
होती है। इस खंड में कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ प्रमखु 
चनुौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

IV.1 जलवाय परिवर्तन

	 भारत में कृषि उत्पादकता पर जलवाय ुकारकों का महत्वपर्ण 
प्रभाव जारी है। चरम मौसम की बढ़ती घटनाओ ंके साथ बढ़ते 
तापमान ने जलवाय ुपरिवर्तन को भारतीय कृषि और उत्पादकता 
हानि के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया है (आरबीआई, 2020)। 
मौसम-वार विश्लेषण से पता चलता है कि रबी मौसम (अक्टूबर से 
फरवरी) से सबंधंित महीनों में वर्षा और तापमान में अधिकतम 
परिवर्तन दर्ज कि ए गए हैं। दीर्घकालिक सह-आदंोलनों से प ता 
चलता है कि विभ  िन्न जलवाय ु चरों में प रिवर्तन का रबी और 
खरीफ फसलों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।

	 जबकि  दोनों मौसमों में अधिकतम तापमान वि सगंतियां 
सबंधंित उपज के साथ एक महत्वपर्ण नकारात्मक सबंधं दर्शाती 
हैं, न्यूनतम तापमान वि सगंतियों के लि ए, सहसबंधं केवल रबी 

स्रोत: जल शक्ति मंत्रालय और एमओएएफ़डबल्यू, भारत सरकार।

चार्ट 8ए. सिचंाई क्षमता में तेजी स ेवृद्धि चार्ट 8बी. भारत में सिचंाई की स्थिति
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मौसम के मामले में नकारात्मक लेकिन सांख्यिकीय रूप  से 
महत्वपर्ण निकला (चार्ट 9ए)। कुल मिलाकर, प्रारभंिक निष्कर्षों से 
सकेंत मिलता है कि खरीफ मौसम के दौरान अधिकतम तापमान 
का प्रभ ाव अधिक प्रमखु होता है जबकि  न्यूनतम तापमान की 
विसगंतियां रबी की फसल की प दावार को अधिक प्रभ ावित  
करती हैं।

	 पौधों की जैविक वदृ्धि में बाधा डालने के अलावा, जलवाय ु
परिवर्तन के कारण कीटों की वदृ्धि और रोगों के हमलों से फसल 
को भी नकुसान होता है। बेमौसम बारिश के साथ बाढ़ और सूखे 
जैसी चरम मौसम की स्थिति की बढ़ती घटनाए ंभी खड़ी फसलों 
के लिए एक गभंीर खतरा पदा करती हैं। यह दखेा गया है कि छोटे 
और सीमांत किसान इन प्रभावों के प्रति अधिक सवेंदनशील हैं 
(प्रवीण और शर्मा, 2020)। ऐसे परिदृश्य में, कृषि आय को बचाने 
के लि ए जलवाय ु जोखिम कम करने वाली नीतियां महत्वपर्ण 
भूमिका निभा सकती हैं। 2015-16 में शरुू की गई, प्रधान मंत्री 
फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) - दनुिया की सबसे बड़ी 
फसल बीमा योजना - जलवाय ुसबंधंी जोखिमों की एक विस्तृत 
श्रृंखला के कारण फसल क्षति को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, 
भारतीय कृषि की वदृ्धि और स्थिरता दोनों को सतंलुित करने के 
लिए एकीकृत और दीर्घकालिक जलवाय ु स्मार्ट  नीति  की 
आवश्यकता है। ऐसी नीति में स्थानीय स्तर पर विशष रूप से ग्राम 

पचंायतों में जागरुकता और क्षमता निर्माण; महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारटंी योजना (मनरगेा) के तहत जलवाय ुअभेद्य 
परियोजनाओ ं में तेजी लाना; दबाव सहने वाले काश्तकारों के 
विकास में गहन शोध; कृषि उत्पादन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 
को कम करना; और अधिक जलवाय ुप्रतिरोधी दालों और मोटे 
अनाज की ओर उपभोग टोकरी के विविधीकरण को बढ़ावा दनेे 
पर ध्यान दनेे की ज़रूरत है।

IV.2 कृषि अपशिष्ट प्रबधंन

	 कृषि  अपशिष्ट प्र बंधन एक और बड़ी  चनुौती है क्य ोंकि 
उत्तरी राज्यों में फसल अवशेष जलाने से वाय ुप्रदूषण का स्तर 
बढ़ता है, स्वास्थ्य  के लि ए खतरा प दा होता है और ग्लोबल 
वार्मिंग भ ी बढ़ती है। अखिल भ ारतीय स्तर प र, फसलों के 
अवशेष जलाना 2018 के दौरान 48.6 मिलियन टन के आंकड़े 
तक पहुचँ गया है, इसमें से 50 प्रतिशत का योगदान अकेले धान 
द्वारा किया गया (चार्ट 9बी)। उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल और 
रबी की बवुाई के बीच कम अंतराल के साथ-साथ अवशेष प्रबंधन 
में किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों - भौतिक (श्रम की 
अनपुलब्धता) और आर थ्िक (हटाने में उच्च लागत) - छोटे और 
सीमांत किसानों को उसी जगह पर अवशेषों को जलाने के लिए 
प्रेरित करता है जिसके जलने से वाय ुप्रदूषण होता है। विशषज्ञों 

टिप्पणी: दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि केवल खरीफ मौसम से सबंधंित है।
स्रोत: एमओएएफडब्ल्यू; आईएमडी; और एफएओ।

चार्ट 9ए. खाद्यान्न उत्पादकता के साथ जलवायु विसगंतियों 
का सहसबंधं

चार्ट 9बी. भारत में फसलवार अवशेष दहन
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द्वारा कई समाधान सझुाए गए हैं जैसे, ब्रिकेटिग और कचर ेको 
ईधंन के रूप  में बदलना, विभ िन्न  औद्योगिक उपयोग और 
माइक्रोबियल डीकंपोज़िंग सॉल्यूशन आदि का हालिया हस्तक्षेप, 
साथ ही स्वस्थानी अवशेष प्रबंधन के लिए बेहतर और प्रभावी 
मशीनीकरण शामिल है। हालांकि, स्थायी समाधानों को लागत 
प्रभावशीलता, सामाजिक आर थ्िक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 
कई हि तधारकों की भ ागीदारी के साथ-साथ  उपयकु्तता प र 
विचार करना चाहिए।

IV.3 खंडित भूमि जोत

	 वर्षों से, भारत में कृषि जोत की सखं्या में वदृ्धि हुई है लेकिन 
खेती के तहत क्षेत्र में कमी आई है। नतीजतन, जोत के औसत 
आकार में काफी कमी आई है। दशे में जोत का औसत आकार 
2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया है, जो 1970-71 में 
2.28 हेक्टेयर था। सीमांत और छोटी जोत भारत में कुल जोत का 
86 प्रतिश त है। इस तरह की खंडित भ मि  अधिभोग सरंचना 
किसानों के लिए नलकूपों, ड्रिप सिचंाई, भडंारण या थोक इनपटु 
में व्यावहारिक रूप से निवेश करना लगभग असभंव बना दतेी है। 
इस प्रकार उच्च दक्षता के लिए भमि समेकन महत्वपर्ण है। दरु्भा ग्य 

से, भारत में भमि बाजार कमजोर है और विभ िन्न बाधाए ं जैसे 
भूमि अभिलेखों की खराब गणुवत्ता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाए,ं 
भूमि  अधिकारों के हस्तांतरण प र प्रति बधं, प ट्टे, उप-पट्टे और 
किराये की व्यवस्था भमि बाजार के वि कास में बाधा डालती है 
(भट्टाचार्जी, 2020) . दशे  में कृषि  उत्पादकता बढ़ाने के लि ए  
भूमि  बाजार सधुारों के माध्यम से भ मि  जोत के समेकन की 
आवश्यकता है।

IV.4 प्रच्छन्न बेरोजगारी

	 जनगणना के आकंड़ों के अनसुार, भारत में ग्रामीण आबादी 
833 मिलियन है, जो कुल का लगभग 68 प्रतिशत है। जबकि कृषि 
क्षेत्र दशे में कुल श्रम शक्ति का 49 प्रतिशत सलंग्न करता है, कुल 
जीवीए में इसका योगदान केवल 17 प्रतिश त है जो कृषि प र 
भारतीय श्रम शक्ति की अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है जिसके 
परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में महत्वपर्ण छिपी या छिपी हुई बेरोजगारी 
है और इस प्र कार श्र म उत्पादकता कम है (एफएओ, 2020; 
जोशी 2005) (चार्ट 10ए)। अध्ययनों से पता चलता है कि कई 
किसानों [राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगंठन (एनएसएसओ) द्वारा 
सर्वेक्षण किए गए किसानों में से लगभग 40 प्रतिशत] ने उपयकु्त 

स्रोत: केएलईएमएस डाटाबेस।

10ए. कृषि में श्रम उत्पादकता की तुलना में
अन्य चयनित क्षेत्र

10बी. रोजगार परिदृश्य में बदलाव
कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र
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विकल्प मिलने पर खेती से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की है 

(चांद, 2017; हिमांश ुएव ंअन्य.., 2016 और चांद और श्रीवास्तव, 

2014)। अतिरिक्त श्रम के कृषि से बाहर जाने से, प्रति व्यक्ति भमि 

जोत का आकार बढ़ेगा और बदले में पमाने की अर्थव्यवस्थाओ ंमें 

वदृ्धि होगी। हालांकि विभ िन्न सामाजिक-आर थ्िक बाधाओ ं जैसे 

कम कौशल और शिक्षा के स्तर, ग्रामीण निवासियों के स्थानीय 

नकुसान और गैर-कृषि क्षेत्रों की सीमित श्रम अवशोषण क्षमता के 

कारण, बदलाव बहुत धीमी गति से हो रहा है (चांद और श्रीवास्तव, 

2014) (चार्ट 10 बी)।

IV.5 खाद्य मदु्रास्फीति और खाद्य कीमतों में अस्थिरता

	 चूकंि भ ारत में कृषि  उत्पादन अभी भ ी वर्षा  और इसके 

स्थानिक वि तरण पर बहुत अधिक निर्भ र है, प्रतिकूल जलवाय ु

परिस्थितिया ँजैसे सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश समग्र आपूर्ति 

और आपूर्ति श्रृंखला दोनों को बाधित करती हैं, जि ससे खाद्य 

मदु्रास्फीति प्रक्षेपवक्र में बड़ी अस्थिरता होती है। इसके अलावा, 

खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमता - थोक / फार्म गेट कीमतों पर 

उच्च और अस्थिर खदुरा मूल्य बढ़ोतरी और खाद्य प्रससं्करण 

उद्योग के विकास के सीमित स्तर - भारत में खाद्य मदु्रास्फीति को 

प्रभावित करते हैं (भोई एव ं अन्य.. 2019; धन्या  एव ं अन्य., 
2020)।

	 जबकि 2014-15 के बाद से खाद्य मदु्रास्फीति का समग्र 
स्तर कम हुआ है, खाद्यान्नों और बागवानी फसलों के रिकॉर्ड 
उत्पादन के साथ-साथ कम वैश्विक खाद्य कीमतों द्वारा समर थ्ित, 
खाद्य मदु्रास्फीति में अस्थिरता उच्च बनी हुई है (चार्ट 11 ए)। 
हेडलाइन मदु्रास्फीति में उतार-चढ़ाव में खाद्य और विशष रूप से 
सब्जियों का योगदान गैर-खाद्य  वस्तुओ ं की तलुना में काफी 
अधिक है, जो फसल की खराब होने वाली प्रकृति, लघ ुफसल 
चक्र, पर्याप्त भडंारण की कमी और फसल पर्व और बाद की खराब 
प्रथाओ ंको दर्शाता है। (आरबीआई, 2020)। यहां तक ​​कि गैर-
नाशयोग्य जैसे दालों और अनाजों ने भी काफी अस्थिरता प्रदर्शित 
की है (चार्ट 11बी)। सामान्य तौर पर, भारत में कृषि उत्पादों की 
कीमतों ने एक मकड़जाल दर्शाते हैं, यानी आपूर्ति प्रतिक्रिया के 
आधार पर वैकल्पिक वर्षों में कीमतों का उच्च और निम्न होना। 
कटाई के बाद के नकुसान को कम करने, भडंारण के इंफ्रास्ट्रक्चर 
को बढ़ाने, खाद्य प्रससं्करण उद्योग के विकास और खाद्य सरुक्षा 
मानकों के उन्नयन के मामले में आपूर्ति प्रबधंन की भमिका इस 
सदंर्भ  में महत्वपर्ण  है।  सार्वजनिक और नि जी क्षे त्र का नि वेश 

कोष्ठकों में दिए गए आकंड़े सीपीआई बास्केट  में भार दर्शाते हैं।
स्रोत: एमओएएफ़डबल्यू और एमओएसपीआई, भारत सरकार।

चार्ट 11ए. भारत में खाद्य मदु्रास्फीति चार्ट 11बी. प्रमखु खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव
(2011-2020)
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सीपीआई-सभी समूह सीपीआई-खाद्य और पय मदु्रास्फीति (45.9)
अनाज और उत्पाद 
दूध और उत्पाद
फल
दालें और उत्पाद

अडंा, मांस और मछ्ली
तेल और वसा
सब्जियाँ
चीनी और मिष्ठान मसालेलक्ष्य उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा

सीपीआई- ईधंन और प्रकाश मदु्रास्फीति (6.8)
सीपीआई- परिवहन और सचंार (8.6)
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फसल कटाई के बाद की कुशल प्रथाओ ंके लिए आवश्यक कृषि 

इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में महत्वपर्ण भमिका निभा सकता है।

IV.5.1 फसलोत्तर हानियों को कम करना

	 भारत में उच्च खाद्य मदु्रास्फीति के पीछे अकुशल फसलोत्तर 

प्रथाओ ंके कारण खाद्य उत्पादों की बर्बादी महत्वपर्ण कारकों में से 

एक है। खाद्य मूल्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर बर्बादी होती है - 

किसानों के स्तर से लेकर ट्रां सपोर्टरों, थ ोक विक्रे  ताओ ंऔर 

खदुरा विक्रे ताओ ंके स्तर तक। बर्बादी कई स्रोतों जैसे फसल की 

क्षति, अनचुित कटाई तकनीक, खराब प केजिगं, भ डंारण और 

प्रससं्करण सवुिधाओ ंकी कमी आदि के परिणामस्वरूप होती है। 

गैर-नाशयोग्य खाद्य पदार्थों की तलुना में फलों और सब्जियों जैसे 

खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए फसल के बाद के नकुसान 

काफी अधिक होते हैं। उदाहरण के लि ए, आईसीएआर-सेंट्रल 

इंस्टीटयूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट  इंजीनियरिगं एडं टक्नोलॉजी के 

एक अध्ययन में गैर-नाशयोग्य फसलों जैसे अनाज, दलहन और 

तिलहन में 4.6-9.9 प्रतिशत की सीमा में; जल्दी खराब होने वाले 

फलों और सब्जियों में 4.6-15.9 प्रतिशत की सीमा में कटाई के 

बाद की बर्बादी और 2.7 -6.7 प्रतिशत की सीमा में मांस; और 

5.2-10.5 प्रतिशत की सीमा में मछली की बर्बादी का अनमुान 
लगाया गया है; (आईसीएआर-सिपट, 2015)

	 कृषि  अर्थशास्त्रियों ने माना है कि  कोल्ड  स्टोरजे, 
वेयरहाउसिगं, पकेजिगं और कोल्ड ट्रांसपोर्ट चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के 
निर्माण के माध्यम से बर्बादी को कम करके कृषि उपज, विशष रूप 
से फलों और सब्जियों जैसी बागवानी फसलों की उपलब्धता 
बढ़ाने की जबरदस्त सभंावना है। इसके अलावा, कटाई के बाद के 
प्रससं्करण में सधुार से फसल के बाद के नकुसान को भी कम 
किया जा सकता है और खराब होने वाले उत्पादों के शल्फ जीवन 
को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से कटाई के बाद के नकुसान 
में कमी से खाद्य उपलब्धता में वदृ्धि होगी और खाद्य कीमतों में 
अस्थिरता कम होगी जो उपभोक्ताओ ंऔर किसानों दोनों के लिए 
फायदमेंद होगी।

IV.5.2 भडंारण इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना

	 भारत में कोल्ड  स्टोरजे सवुिधा की वर्तमान उपलब्धता 
अत्यधिक वि षम है क्योंकि दशे की कुल क्षमता का लगभग 70 
प्रतिशत चार राज्यों - उत्तर प्र दशे, पश् चिम बगंाल, प जंाब और 
गजुरात तक सीमित है, जबकि बड़ी निर्यात क्षमता वाले महाराष्ट्र 
और कर्नाटक जैसे राज्यों में पर्याप्त सवुिधाए ंनहीं है (चार्ट 12)। 
जबकि भ ारत में अधिकाशं  (68 प्रतिश त) कोल्ड  स्टोरजे का 

चार्ट 12. भारत में राज्य-वार कोल्ड स्टोरजे क्षमता की स्थिति

स्रोत: बागवानी एक नज़र में 2019, भारत सरकार।
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भारत की सपूंर्ण क्षमता में योगदान का प्रतिशत नाशयोग्य वस्तुओ ंके उत्पादन की तलुना में कोल्ड स्टोरजे की क्षमता
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उपयोग आलू के भडंारण के लिए किया जाता है, केवल 30 प्रतिशत 
का उपयोग बहु-वस्तु भ डंारण के लि ए कि या जाता है, जि सके 
परिणामस्वरूप क्षमता का सही उपयोग नहीं होता है (चक्रवर्ती, 
2020)। इसके अलावा, केवल कोल्ड स्टोरजे क्षमता की उपलब्धता 
का सीमित लाभ है जब तक कि इसे सपूंर्ण कोल्ड चेन के विकास 
के साथ  एकीकृत नहीं कि या जाता है, जि समें प्री -कूलिगं, प क-
हाउस, रफे्रिजेरटेेड ट्रांसपोर्ट से लेकर रफे्रिजेरटेेड मार्केटि ग डिस्प्ले 
तक के विभिन्न चरणों को शामिल किया जाता है, जब तक कि यह 
अतंिम उपभोक्ता तक नहीं पहुचं जाता। जबकि समग्र कोल्ड स्टोरजे 
क्षमता ने कुछ पकड़ दिखाई है, सबंद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता 
आवश्यकता से काफी कम है (सारणी 1)। अनियमित बि जली 
आपूर्ति, उच्च प्रारभंिक पजंी की आवश्यकता, अपर्याप्त फार्म-गेट 
और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल जनशक्ति  की सीमित 
उपलब्धता, मानक प्रोट ोकॉल की कमी और खराब होने वाली 
वस्तुओ ंकी अक्षम हैंडलिग वर्तमान में भारत में कोल्ड चेन विकास 
में कुछ प्रमखु बाधाए ंहैं (यस बैंक, 2018)।

IV.5.3 खाद्य प्रससं्करण उद्योग का विकास

	 खाद्य प्रससं्करण एक उभरता हुआ उद्योग है और भारत में 
प्रससं्कृ त खाद्य की मांग तेजी से शहरीकरण, प्रति  व्यक्ति आय 
बढ़ने और अधिक महिलाओ ंके कार्यबल में शामिल होने के साथ 

लगातार बढ़ने की सभंावना है। विश ाल वि कास क्षमता होने के 
बावजूद, भारत में खाद्य प्रससं्करण उद्योग वर्तमान में एक प्रारभंिक 
चरण में है - दशे में उत्पादित कुल खाद्य का 10 प्रतिशत से भी 
कम के लिए जिम्मेदार है (चार्ट 13 ए)। अन्य उन्नत और उभरती 
बाजार अर्थव्यवस्थाओ ंकी तलुना में यह आकंड़ा बहुत कम है। 
उदाहरण के लिए, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओ ंके भीतर भी, 
थाईलैंड में कृषि उत्पादों के समग्र प्रससं्करण का योगदान 30 
प्रतिशत है; ब्राजील में 70 प्रतिशत; फि लीपींस में 78 प्रतिशत; 
और मलेशिया में 80 प्रतिशत (धन्या एव ंअन्य.., 2020)। एक 
और उल्लेखनीय प हलू यह है कि भ  ारत में खाद्य प्र ससं्करण 
उद्योग वर्तमान में घरलूे रूप  से उन्मुख है - प्र ससं्कृ त खाद्य 
उत्पादन का केवल 12 प्रतिशत निर्यात किया जा रहा है। भारत 

सारणी 1: भारत में कोल्ड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर (2015 
एनसीसीडी रिपोर्ट)

इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकार अखिल भारतीय 
आवश्यकता (1)

अखिल भारत में 
जो बनाया (2)

अतंराल 
(1-2)

पैक-हाउस (इकाइया)ँ 70,080 249 69,831
कोल्ड स्टोरजे (मिलियन टन) 35.1 36.7* -
रीफर वाहन (इकाइया)ँ 61,826 9,000 52,826
पकने का कक्ष (इकाइया)ँ 9,131 812 8,319

*: आकंड़ा मार्च 2019 तक है।
स्रोत: एनसीसीडी (2015): अखिल भारतीय कोल्ड-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता - स्थिति 
और अतंर का आकलन।

स्रोत: सक्सेना एव ंअन्य (2017) और यूनाइटेड स्टेटस फूड एडं ड्रग एसोसिएशन।

चार्ट 13ए: भारत में खाद्य प्रससं्करण का 
विस्तार

चार्ट 13बी: युएसए में भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात स ेइनकार
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प्रससं्कृ त खाद्य निर्या त में अपना हि स्सा  बढ़ाकर वैश्विक कृषि 
मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ सकता है।

IV.5.4 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का उन्नयन

	 एशियाई और मध्य पर्वी दशे भारतीय कृषि निर्यात के लिए 
प्रमखु स्थान बने हुए हैं, जबकि अमेरिका और यूरोपीय सघं के 
बाजारों में प्र वेश  उनके उच्च  स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी 
(एसपीएस) मानदडंों के कारण एक चनुौती बना हुआ है, जिसके 
परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादों के लिए इनकार या अस्वीकृति 
की सभंावना अधिक रहती है (चार्ट 13बी)। मसाले और चावल 
आधारित उत्पादों (क्रमशः 37 और 23 प्रतिश त) को काफी 
अधिक नकारा जाता रहा है। इनकार या तो मि लावट या गलत 
ब्रांडिग के आधार पर कि या जाता है। अच्छी  कृषि प्रथाओ ंको 
बढ़ावा दनेा, उत्पादन और प्राथमिक प्रससं्करण गतिविधियों के 
साथ प िछड़ा  एकीकरण, उचित प केजिगं और प्र माणन सीमा 
अस्वीकृति  को कम कर सकता है, एसपीएस मानदडंों का 
अनपुालन बढ़ा सकता है और उच्च आय वाले दशेों में निर्यात पठ 
को बढ़ावा द ेसकता है। चूकंि फाइटोसैनिटरी मानक समय के 
साथ बदलते रहते हैं और आयातक दशेों में अलग-अलग होते हैं, 
इसलिए सभंावित निर्या तकों के बीच बदलते मानकों प र 
जागरूकता बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार किया जा सकता है जो 
उन्हें फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद करगेा।

IV. 5. 5 उच्च सार्वजनिक निवेश

	 पूजंी निर्मा ण कृषि में वदृ्धि और वि कास की कंुजी है। कृषि 

जीवीए के प्रतिश त के रूप  में भ ारतीय कृषि  में प जंी निर्मा ण, 

हालांकि, हाल की अवधि में कम हुआ है (चार्ट 14 ए)। कृषि में 

पूजंी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा निजी क्षेत्र की तलुना में 

बहुत कम है। जबकि  कृषि  में सार्वजनिक नि वेश  मखु्य रूप  से 

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, सिचंाई, अनसुधंान और विस्तार सेवाओ ं

का गठन करता है, निजी निवेश – हाउसहोल्ड द्वारा प्रभावित - या 

तो प्राकृतिक ससंाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए या सबंद्ध 

गतिविधियों से कि सानों के आय स्रोतों के परक के लि ए कि या 

जाता है (गोलाइट और लोकार,े 2008)।

	 पिछल दो दशकों के दौरान सार्वजनिक निवेश बड़े पमाने पर 

कृषि जीवीए के 1.7- 3.5 प्रतिशत के आसपास रहा। सार्वजनिक 

निवेश  के भीतर, राज्य सरकारों का योगदान कें द्र सरकार की 

तलुना में काफी अधिक है, जि समें लघ ु और बड़ी सि चंाई 

परियोजनाओ ंमें निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा है (80 प्रतिशत)। 

राज्य सरकार के निवेश के अन्य प्रमखु मदों में खाद्य भडंारण और 

वेयरहाउसिगं, मिट्टी और जल सरंक्षण, सहकारिता, फसल पालन, 

सबंद्ध क्षेत्र आदि शामिल हैं (चार्ट 14 बी)। विश्व स्तर पर, भारत 

स्रोत: राज्य वित्त (विभिन्न वर्ष) भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट 14ए. कृषि-जीवीए के प्रतिशत के रूप में कृषि-जीसीएफ चार्ट 14बी: कृषि और सबंद्ध क्षेत्र में राज्य केपेक्स की 
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कृषि  में सकल अचल प जंी निर्मा ण के मामले में प्र मखु कृषि 
उत्पादक दशेों से पीछे है (एफएओ, 2020)।

V. अनभुवजन्य विश्लेषण और परिणाम

	 जबकि  अधिकांश  मौजूदा साहित्य  लागत-प्रेरित (ग्रामीण 
मजदूरी, उत्पादन की लागत), मांग-जनित (बदलते खपत प्रारूप), 
वैश्विक (अतंर्राष्ट्रीय खाद्य और ईधंन की कीमतें) और नीति सबंधंी 
(मौद्रिक और राजकोषीय विस्तार, एमएसपी, खरीद) कारकों की 
गणना करता है जो भारत में खाद्य मदु्रास्फीति और अस्थिरता के 
प्रमखु चालकों के रूप में हैं (भट्टाचार्य और अन्य.., 2017; शखर 
एव ंअन्य.., 2017; अहमद और सि गंला, 2014; कोर्नहर और 
कालकुहल, 2013), हमने अनभुवजन्य रूप से भारत में औसत 
खदुरा मदु्रास्फीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न आपूर्ति पक्ष 
चर जैसे कि निवेश, भडंारण अवसरंचना, खाद्य प्रससं्करण क्षमता, 
मानसून प्रदर्शन, ग्रामीण मजदूरी और सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) 
और विशष रूप से खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान दनेे के 
साथ खाद्य कीमतों में अस्थिरता की भमिका का आकलन करने 
का प्रयास किया है (फल और सब्जियां)।

	 अध्ययन में 2007-08 से 2018-19 तक की अवधि के लिए 
16 प्रमखु कृषि राज्यों2 के डेटा शामिल हैं, जिसमें उच्च औसत 
मदु्रास्फीति (2007-2013) और कम औसत मदु्रास्फीति (2014-
2018) दोनों के वर्ष शामिल हैं। हमने साथ चार मॉडलों पर विचार 
किया है; (i) औसत खदुरा खाद्य मदु्रास्फीति (ii) खाद्य मदु्रास्फीति 
में अस्थिरता; (iii) औसत खराब होने वाली वस्तुओ ं की 
मदु्रास्फीति; और (iv) खराब होने वाली वस्तुओ ंकी मदु्रास्फीति 
में क्रमशः आश्रित चर के रूप  में अस्थिरता। औसत खदुरा 
मदु्रास्फीति (मासिक व-द-व परिवर्तनों का वार्षिक औसत) और 
अस्थिरता (मासिक मदु्रास्फीति का मानक विचलन) को उपभोक्ता 
मूल्य  सूचकांक-सयंकु्त (सीपीआई-सी) का उपयोग करके मापा 
गया है। वि श्लेषण में वि चार कि ए गए व्याख्यात्मक चर हैं - 
सार्वजनिक नि वेश, कोल्ड  स्टोरजे क्षमता, खाद्य प्र ससं्करण 
जीवीए, दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रदर्शन, सकल फसल क्षेत्र और 
ग्रामीण मजदूरी। मानसून को छोड़कर सभी व्याख्यात्मक चर 

वार्षिक वदृ्धि के सदंर्भ में लिए जाते हैं, जिसके लिए 1 के मान वाले 
डमी चर का उपयोग सामान्य मानसून वर्षों के लिए किया जाता है 
और 0 का उपयोग अन्यथा किया जाता है। यह उम्मीद की जाती 
है कि सार्वजनिक निवेश, कोल्ड स्टोरजे क्षमता, खाद्य प्रससं्करण 
जीवीए, जीसीए के साथ-साथ सामान्य मानसून जैसे आपूर्ति पक्ष 
चर में उच्च  वदृ्धि का औसत खाद्य  मदु्रास्फीति  के साथ-साथ 
इसकी अस्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि ग्रामीण 
मजदूरी में तेजी से वदृ्धि होगी जिससे मदु्रास्फीति में एक लागत 
जनित वदृ्धि दनेे की उम्मीद है। मखु्य  चरों के सारांश आकँड़े 
अनबुधं सारणी 1 में दि ए गए हैं। एक साथ किए गए ओएलएस3 
अनमुान के परिणाम सारणी 2 में दिए गए हैं।

	 अनभुवजन्य अभ्यास के परिणाम मोटे तौर पर केवल कुछ 
अपवादों के साथ अपेक्षाओ ंके अनरुूप हैं। यह दखेा जा सकता है 
कि सार्वजनिक निवेश में उच्च वदृ्धि (मॉडल 2,3,4), कोल्ड स्टोरजे 
क्षमता (मॉडल 2,3,4), खाद्य प्रससं्करण उत्पादन (मॉडल 3,4), 
सकल फसल क्षेत्र (मॉडल 1,2, 3,4) और सामान्य मानसून (मॉडल 
1,2,3) के औसत से खाद्य  मदु्रास्फीति  और भ ारत में इसकी 
अस्थिरता पर महत्वपर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, 
तेज वेतन वदृ्धि मदु्रास्फीति के दबाव को बढ़ा दतेी है (मॉडल 1,2,3)।

2	 आधं्र प्रदशे  (तेलंगाना सहित), असम, बि हार, गजुरात, हरियाणा, हि माचल प्रदशे, 
कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदशे, महाराष्ट्र, ओडिशा, पजंाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर 
प्रदशे और पश्चिम बंगाल।

सारणी 2: भारत में खाद्य कीमतों में खाद्य मदु्रास्फीति और 
अस्थिरता के आपूर्ति पक्ष निर्धारक

 
 

आश्रित चर

मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3 मॉडल 4

औसत 
खाद्य 

मदु्रास्फीति

खाद्य 
मदु्रास्फीति 

में 
अस्थिरता

खराब होन े
वाली वस्तुओ ं

में औसत 
मदु्रास्फीति

खराब होन े
वाली वस्तुओ ं
में मदु्रास्फीति 
में अस्थिरता

स्थिर 3.32*** 2.49*** 2.78*** 12.32***
सार्वजनिक निवेश 0.01*** -0.004*** -0.01*** -0.02***
कोल्ड स्टोरजे की क्षमता 0.03*** -0.001** -0.03*** -0.01**
जीवीए खाद्य प्रससं्करण - - -0.03*** -0.005***
सकल फसली क्षेत्र  -0.01*** -0.004*** -0.02*** -0.01***
मानसून_डमी -1.14*** -0.26*** -0.62*** 0.10
वेतन 0.42*** 0.04*** 0.56*** -0.001
समायोजित आर-वर्ग 0.38 0.11 0.22 0.05
एफ़-आकँड़े 376.02 80.65 147.29 25.86
प्रसभंाव्य (एफ़-आकँड़े) 0.00 0.00 0.00 0.00

3	 हौसमैन टस्ट और रिडंडेंट फिक्स्ड  इफेक्ट टस्ट  (सभंावना अनपुात) के परिणाम 
बताते हैं कि यादृच्छिक/निश्चित प्रभाव मॉडल की तलुना में इकट्ठे किए गए ओएलएस डेटा 
सेट के लिए अधिक उपयकु्त हैं।
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VI. निष्कर्ष और आग ेका रास्ता

	 भारतीय कृषि  ने विभ िन्न  खाद्यान्नों, वाणिज्यिक और 
बागवानी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ नई ऊंचाइयों को 
छुआ, कोविड अवधि के दौरान आघातसहनीयता प्रदर्शित किया 
और खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित की। हालांकि, इस क्षेत्र को विभ िन्न 
चनुौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके शमन के लिए एक समग्र 
नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत में 
फसल उत्पादकता विभिन्न कारकों के कारण अन्य उन्नत और 
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओ ंकी तलुना में बहुत कम है, जैसे, 
खंडित भ मि  जोत, कम कृषि  मशीनीकरण और कृषि  में कम 
सार्वजनिक और निजी निवेश। दूसरा, चावल, गेहू ंऔर गन्ने जैसी 
फसलों के वर्तमान अति-उत्पादन ने भजल स्तर में तेजी से कमी, 
मिट्टी की गिरावट और बड़े पमाने पर वाय ुप्रदूषण के कारण भारत 
में वर्तमान कृषि प्रथाओ ंकी पर्यावरणीय स्थिरता के बार ेमें सवाल 
खड़े कर दिया है। तीसरा, कई वस्तुओ ंमें अधिशष उत्पादन के 
बावजूद, खाद्य मदु्रास्फीति और कीमतों में अस्थिरता उच्च बनी 
हुई है जिससे उपभोक्ताओ ंको असवुिधा होती है और किसानों के 
लिए कम और उतार-चढ़ाव वाली आय होती है। इस पपर में किए 
गए अनभुवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि कम सार्वजनिक 
निवेश, अपर्याप्त कोल्ड  स्टोरजे क्षमता और नवजात खाद्य 
प्रससं्करण उद्योग जैसे आपूर्ति प क्ष की बाधाए ंभ ारत में खाद्य 
कीमतों में अस्थिरता के लिए आशंिक रूप से जिम्मेदार हैं।

	 इन चनुौतियों का समाधान करने के लि ए कृषि-जल-ऊर्जा 
गठजोड़ प र कें द्रित दूसरी हरित क्रांति  की आवश्यकता होगी, 
जिससे कृषि को अधिक जलवाय ुप्रतिरोधी और पर्यावरण की दृष्टि 
से टिकाऊ बनाया जा सके। जैव प्रौद्योगिकी और प्रजनन का उपयोग 
पर्यावरण के अनकूुल, रोग प्रति रोधी, जलवाय-ुसदुृढ़, अधिक 
पौष्टिक और विविध फसल किस्मों को विकसित करने में महत्वपर्ण 
होगा। डिजिट ल प्रौ द्योगिकी और वि स्तार सेवाओ ं का व्यापक 
उपयोग किसानों के बीच सूचना साझा करने और जागरूकता पदा 
करने में सहायक होगा। फसल कटाई के बाद के बेहतर प्रबधंन और 
किसान उत्पादक सगंठनों (एफपीओ) के गठन के माध्यम से 
सहकारी आदंोलन में सधुार से खाद्य कीमतों और कि सानों की 
आय में उतार-चढ़ाव को रोका जा सकता है और भारतीय कृषि की 
वास्तविक क्षमता का दोहन करने में मदद मिल सकती है।
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अनबुधं सारणी 1. आकंड़ों का साराशं

चरों में वृद्धि औसत खाद्य 
मदु्रास्फीति

खाद्य 
मदु्रास्फीति 

में अस्थिरता

खराब होन े
वाली 

वस्तुओ ंमें 
औसत 

मदु्रास्फीति

खराब होन े
वाली 

वस्तुओ ंमें 
मदु्रास्फीति 

में अस्थिरता

सार्वजनिक 
निवेश

कोल्ड 
स्टोरजे 
क्षमता

जीवीए खाद्य 
प्रससं्करण

सकल 
फसली क्षेत्र

मानसून का 
सामान्य से 
विचलन

ग्रामीण वेतन

States

मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न

मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न
मा
ध्य

मा
नक

 
वि
चल

न

आधं्र प्रदशे 
(तेलंगाना सहित)

13.2 3.4 3.2 1.4 8.4 6.9 8.7 9.0 4.9 28.6 8.7 6.4 13.8 41.9 -3.0 14.0 -1.9 17.0 13.4 6.7

असम 10.3 2.6 2.3 1.2 7.0 3.9 8.4 12.1 27.3 65.6 6.8 4.8 10.8 39.8 0.6 1.8 -11.1 11.5 11.4 6.8

छत्तीसगढ़ 14.1 3.3 2.6 0.7 7.6 4.5 7.0 11.6 2.0 31.1 2.7 3.3 13.0 35.8 -0.3 2.8 -14.3 21.4 12.4 7.9

गजुरात 12.3 4.8 3.6 1.6 7.4 5.6 7.5 10.1 7.1 35.6 11.6 4.6 17.8 51.1 0.8 6.1 10.5 33.7 10.2 6.9

हिमाचल प्रदशे 11.9 2.8 2.4 0.8 7.0 4.2 7.2 6.8 12.1 46.7 29.3 46.5 16.9 44.6 0.0 2.0 -11.2 17.2 9.2 5.6

हरियाणा 11.2 2.7 2.7 1.6 7.7 4.9 7.8 9.8 -120.4 448.2 7.9 4.8 25.8 56.2 0.7 1.5 -17.5 28.1 11.9 9.2

जम्मू और कश्मीर 11.3 3.6 2.5 1.1 8.4 5.6 8.9 6.4 2.2 17.0 4.5 2.8 6.4 27.9 -0.2 3.6 1.4 15.0 14.2 7.8

कर्नाटक 9.4 3.5 3.5 1.4 9.3 5.1 9.6 9.9 7.7 24.8 4.0 4.7 5.4 17.9 -0.4 2.6 -2.0 21.5 11.8 8.4

मध्य प्रदशे 12.0 3.0 2.7 1.0 7.5 5.4 8.8 9.7 9.7 28.4 5.2 3.3 10.0 34.5 1.5 2.3 -5.1 20.4 12.3 4.9

महाराष्ट्र 9.1 2.6 2.1 1.1 7.8 4.6 8.8 8.0 2.6 21.3 6.0 4.1 9.4 13.3 -0.8 4.5 0.3 17.7 11.8 7.6

उड़ीसा 13.2 3.5 2.4 0.8 8.3 3.8 7.4 8.0 11.9 17.2 6.6 11.8 14.8 45.1 -4.7 11.6 0.9 12.7 10.7 5.3

पजंाब 13.0 3.6 2.9 0.9 7.5 4.5 6.8 9.7 -0.4 34.9 6.4 7.2 9.3 36.9 0.0 0.4 -15.3 24.4 10.0 7.9

राजस्थान 14.8 5.1 3.0 1.3 7.2 5.6 7.3 11.6 0.9 18.5 6.8 3.3 21.2 75.4 1.8 7.4 8.6 21.8 11.7 7.1

तामिलनाडु 11.9 4.5 2.8 1.0 9.0 5.5 10.7 10.7 -2.1 17.6 4.2 3.4 9.7 14.8 -0.4 8.0 -2.5 15.7 13.7 9.3

उत्तर प्रदशे 10.8 2.4 2.8 0.8 7.7 5.1 8.5 10.7 11.8 40.7 4.3 4.1 10.1 24.2 1.2 2.1 -22.4 16.8 12.2 5.9

पश्चिम बंगाल 14.3 4.1 2.5 0.8 7.6 4.1 9.0 11.6 21.3 31.7 0.5 0.4 10.2 28.0 0.7 3.5 -8.5 17.2 12.0 7.0

टिप्पणी: माध्य प्रतिशत वदृ्धि में हैं।




